पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 315] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई 2024--- श्रावण 3, शक 1946 


छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय 


रायपुर, गुरूवार, दिनांक 25 जुलाई 2024 (आवण 3, 1946) 


क्रमांक-9197 / वि.स. / विधान / 2024. - छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी 
नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन्‌ 
2024) जो बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया 
जाता है। 


हस्ता. / - 


(दिनेश शर्मा) 
सचिव. 
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छत्तीसगढ़ विधेयक 


(क्रमांक 6 सन्‌ 2024) 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (G. 24 सन्‌ 1973) के अग्रतर संशोधन करने हेतु 
विधेयक | 

भारत गणराज्य -के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप॑ .में यह . 
अधिनियमित a 


संक्षिप्त नाम, 1. (Q) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (asters) अधिनियम, 2024 
विस्तार कहलायेगा। | 
तथा प्रारंभ. 


b) . “इसको विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा | 


3). यह wes मैं इसके प्रकाशन कीं तारीख से प्रवृत्त होगा | 


घारा श्का 2 छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क. 24 सन्‌ 1973) (जो इसमें 

शीत इसके पश्चात्‌ मूल अधिनियम के रूप मैं निर्दिष्ट है) की धांरा 2 की उपं-धारां 
4) के खण्ड (चच्चचच) & aed, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापिंत किया जाये, 
अर्थात्‌ +- 

“(चचचचच) “ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)” से अभिप्रेत है कृषि ws 
किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित 
एक अंखिल भारतीय इलेक्ट्रानिक (ऑनलाईन) कृषि व्यापार 
पोर्टल, ज़ों मौजूदा कृषि उपंज at समितियों को 
अंधिसूचित कृषि उपज के कय एवं व्रिकय के लिए एकीकृत 
करते हुये, राष्ट्रीय बाजार से जोड़ता है |” 


pat 19 का 3. मूल अधिनियम 'की धारा 19 की उप-धारा (2), 8) एवं (4) में, जहां कहीं भी 
wens शब्द “मण्डी फीस” as हों के पश्चात्‌, शब्द “तथा कृषक कल्याण शुल्क” 
raceme किया जाए। 
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मूल अधिनियम की धारा 149-ख में, जहां कहीं भी शब्द “aS, फीस” आये हों 
. के पश्चात्‌, शब्द “तथा कृषक कल्याण शुल्क” अन्तःस्थापित किया जाए। 


मूल अधिनियम की धारा: 20 की उप-धारा (3) में, शब्द “मण्डी फीस” के पश्चात्‌, 
- शब्द “तथा कृषक कल्याण शुल्क" अन्तःस्थापित किया जाए | 


मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (3) में, शब्द “मण्डी फीस” के पश्चात्‌, 
शब्द “तथा कृषक कल्याण शुल्क” अन्तःस्थापित किया जाए। 


एक) “मूल अधिनियंम की धारा 32 की उप-धारा (4) में, पूर्ण विराम चिन्ह 
के स्थान पर, कॉलन fs “:” प्रतिस्थापितं किया जाये; और 
(दो) मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के पंश्चातू, निम्नलिखित 
परन्तुक जोड़ा जाये, sett | 
“परन्तु अन्य प्रदेश के मंडी a/R समिति के एकल 
पंजीयन /अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी / प्रसंस्करणकर्ता / विनिर्माताओं को भारत 
सरकार द्वारा संचालित ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) पोर्टल के माध्यम 
से अधिसूचित ah उपज का कयण तथा ay अधिसूचित कृषि उपज 
की कीमत, मंडी Yow, कृषक कल्याण शुल्क तंथा अन्य देय राशियों का 
भुगतान इस aor . के प्रावधानों .के अनुसार करने पर, 


अनुज्ञप्ति / पंजीयन. की आवश्यकता नहीं होगी और इस अधिनियम 3 


शेष प्रावधान यथावत प्रभावी होंगे |” 


(एक) मूल अधिनियम की धारा 32-क की उप-धारा (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह 
। के स्थान पर, ore चिन्ह “:” प्रतिस्थाषित किया जाये; और 
@) मूल अधिनियम की धारा 32-क की उप-धांरा (1) के पश्चात्‌, 
निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात्‌ः- 
परन्तु अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड,/मंडी समिति के एकल 


पंजीयन / अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी प्रसंस्करणकर्ता / विनिर्माताओं को भारत . 
सरकार द्वारा संचालित ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि ache) पोर्टल के माध्यम 


धारा 19-खं का 


संशोधन. 


धारा 20 का 
संशोधन, 


धारा 23 का 
संशोघन. 


“ONT 32 का 
. “संशोधन. 


धारा 32-क का 
संशोधन. 
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से अधिसूचित कृषि उपज का कयण तथा कय अधिसूचित कृषि उपज 
की कीमत, मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क तथा अन्य देय राशियों का 
भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करने पर, 
अनुज्ञप्ति /पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी और इस अधिनियम के 
शेष प्रावधान यथावत प्रभावी होंगे।” 
धारा 33- का 9... मूल अधिनियम की धांरा 33-ख की उंप्र-धारा (1) के. खण्ड (ख) में, शब्द “मंडी 
संशोधन. शुल्क" के पश्चात्‌, शब्द “तथा: कृषक कल्याण शुल्क” अन्तःस्थापित किया जाए। 
धारो-37-के का 10... or STATA की धारां 7-क की उप्र-धारा () में, शब्द “मंडी फीस” के 
संशोधन. - | पश्चात्‌, शब्द “तथा कृषक कल्याण Bow" अन्तःस्थापित किया जाए। 
घारा 43 का 11... मूल अंधिनियम की धारा 43 में,- 
संशोधन. (एक) उप-धारा (1) में, शब्द “विपणन विकास निधि” 'के पश्चात्‌, पूर्ण विराम 
चिन्ह “1” के स्थान पर, कोलन चिन्ह “:” प्रंतिस्थापितं किया जाये; और 
(दो) उप-धारा (1) के पश्चातृ, निम्नलिखित परन्तुक जोंड़ा जाए, अर्थात्‌ः- 

“परन्तु प्रत्येक मंडी समिति, बोर्ड को कृषक कल्याण शुल्क का इतना 
प्रतिशत प्रतिमाह भुगतान करेंगी, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, 
समय-समय पर घोषित करे, :इस प्रकार भुगतान की गई तथा संग्रह की 
गई राशि, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि -कहलायेगी।” | 

(तीन) उप-धासा (7) में, we “छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विंकास निधि” के 
पश्चात्‌, शब्द “छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि” अन्तःस्थापित किया 
जाए। | 

gene का 12, मूल अधिनियम की धारा 44 के खण्ड (बारह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड 
संशोधन. 


प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्‌-- 

“(बारह) बोर्ड, भिन्न-भिन्न are कल्याणोन्मुखी गंतिविधियों (कृषक हित) 
के fe अपने सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि, 
छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा | छत्तीसगढ़ 
राज्य कृषक कल्याण निधि का उपयोग; नियमों में विहित प्रयोजनों 


के लिए किया जा सकेगा | 
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133... मूल अधिनियम की धारा 69 में, जहां कहीं भी शब्द “AS फीस” आये हों के. धारा 69 का 
= : i “ स्थापित संशोधन. गे 4 
.. पश्चात्‌, शब्द “तथा HIG कल्याण शुल्क" अन्तः किया जाए। ane 
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उद्देश्यों और कारणों का कथन 


ae, राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि तथा 
अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड /मंडी संमिति के एकल पंजीयन /अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी / 
प्रसंस्करणकर्ता, aa सरकार द्वारा संचालित ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) पोर्टल के माध्यम 
से अधिसूचित कृषि उपज का कय-विकय बिना पंजीयन के कर सके, जिससे कि कृषकों को 
उनकी कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो; | 


अंतएव, SR उंदृदैश्यों की प्राप्ति एवं कृषक हित के लिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज 
मण्डी अधिनियम, 1972 कि. 24 WA 1973) में उपयुक्त संशोधन किया जाना आवश्यक हो 
गया है। oP 


अतः यह विधेयक प्रस्तुत है। 
रामविचार नेताम 


रायपुर, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री 
दिनांक 20 जुलाई,2024 (भारसाधक सदस्य) 
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उपाबंध 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियंम 1972 (कमांक 24 सन्‌ 1973) की धारा 2, धारा 19, 
धारा 19-ख, धारा 20, धारा 23, धारा 32, धारा 32-क, धारा 33-ख, धारा 37-H, धारा 
43, धारा 44 तथा धारा 69 के संबंध में सुसंगत उद्धरण 


धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (चचचच) 


(चचचच) “निर्यात” से अभिप्रेत है, कृषि उपज, जिसमें पशुधन भी शामिल है, का भारत से 
बाहर भेजा जाना ; ह 


ORT 19 की उपधारा (2)- 


मण्डी फीस अधिसूचित कृषि उपज के केता द्वारा संदेय होगी और विकेता को संदेय कीमत में 
से नहीं काटी जायेगी : 

परन्तु wel किसी अधिसूचित कृषि उपज का Sa पहचाना न जा सके, वहां 
समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा सन्देय होगी जिसने कि उपज को बेचा हो या जो उपज की 
गण्डी क्षेत्र में विकय के लिए लाया हो : ु | 

परन्तु यह और कि मण्डी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार होने के 
दशा में मण्डी फीस विकेता द्वारा संग्रहीत की जायेगी तथा संदत्त की जायेगी | 

परन्तु यह भी कि, वाणिज्यिकं संव्यवहार के लिए या प्रसंस्करण के लिए मण्डी क्षेत्र 
में लाई गई कृषि उपज पर मण्डी फीस, यथास्थिति , केता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा, उस दशा 
में we समिति के कार्यालय में dete दिन के भीतर जमा की जाएगी, यदि oa या 
प्रसंस्करणकर्ता ने धारा 19 की उपधारा (8) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञानपत्र प्रस्तुत नहीं 
किया है। 


धारा 149 की उपधारा (3)- 


sensesn nen नल लिन नर पलपल नम नल 


उपधारा (1) में निर्दिष्ट मण्डी फीस किसी अधिसूचित कृषि उपज पर - 
(एक) राज्य में के एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में 


या 
(दो) उसी मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक बार उस दशा में उद्गृहीत नहीं की जाएगी जब कि 
उसका पुनर्विकय- 
(क) ऊपर (एक) की दशा में, उस मण्डी क्षेत्र से, जिसमें वह यथास्थिति किसी 
कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विकय हेतु oy गई थीया कय की गई थी या 
बेची गई थी तथा उस पर उस मण्डी क्षेत्र में फीस लग चुकी है, भिन्‍न मण्डी क्षेत्र 
में; या 
(a) ऊपर (दो) की दशा में, उस मण्डी क्षेत्र A eS 
व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहारों के अनुकम में या उपभोक्ताओं को किया 
जाता है, बशर्ते संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, इस प्रभाव की 
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सूचना दे दी गई हो कि इस प्रकार पुनः बेची जा रही उस अधिसूचित कृषि उपज पर राज्य 
के अन्य west Aa में फीस पहले ही लग चुकी है। . 


धारा 49 की उपधारा (4)- | 

यदि यह पाया जायए कि कोई अधिसूचित कृषि उपज ऐसी उपज पर देय मण्डी 
फीस के भुगतान के बिना प्रांगण के बाहर प्रसंस्कृत की गई है, पुनः बेच दी गई है तो मण्डी 
फीस, यथास्थिति, weet उपज के बाजार मूल्य या कृषि उपज के मूल्य के पाँच गुने के 
हिसाब से उद्‌गृहीत तथा वसूल की जायेगी। 


धारा 19-ख की उपधारा (1)— 


कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन मण्डी फीस का भुगतान करने के 
लिए दायी है, उसका भुगतान मण्डी समिति को अधिसूचित कृषि उपज के कय करने के या. 
उसे प्रसंस्करण के लिए मण्डी क्षेत्र में आयात ae के चौदह दिन के भीतर करेगा और उसमें 
व्यतिकम होने पर वह मण्डी फीस तथा उसके साथ उस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 
ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा। 


धारा 19-ख की उपधारा (2)- : 

यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन मण्डी फीस तथा ब्याज का भुगतान एक 
मास के भीतर करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को उस मण्डी क्षेत्र में या किसी अन्य 
गण्डी क्षेत्र में आगे का संव्यवहार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और ब्याज सहित 
मण्डी फीस भू-राजस्व की बकाया की भाँति वूसल की जाएगी और ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति 
vee किए जाने के दायित्वाधीन होगी। 


धारा 20 की उपधारा ()- । 


यदि किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह सन्देह करने का कारण हो कि 
कोई व्यक्ति धारा 49 के अधीन अपने द्वारा शोध्य किसी मण्डी फीस के भगुतान का अपवंचन 
करने का प्रयत्न कर रहा है या यह कि किसी व्यक्ति ने मण्डी क्षेत्र में प्रवृत्त इस अधिनियम 
या नियमों के या उपविधियों के fet भी उपबन्धों के उल्लंघन में किसी अधिसूचित कृषि 
उपज का कय किया है, तो वह लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे व्यक्ति 
के ऐसे लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजें, जैसे कि आवश्यक हों, अभिगृहित कर सकेगा तथा उनके 
लिए एक रसीद देगा और उन्हें तब तक रखे रहेगा जब तक कि वे उनकी परीक्षा के लिए या 
अभियोजन के लिए आवश्यक हों |; | 


धारा 23 की उपधारा (3)- 
यदि उपघारा (1) के अधीन सशक्त किये गये किसी व्यक्ति के पास यह wee 


करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन उससे शोध्य किसी मण्डी फीस के 
भुगतान से बचने का प्रयत्न कर रहा है या ग्रह कि किसी व्यक्ति ने किसी अधिसूचित ait 
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- उपज का कय भंडारण इस अधिनियम के या नियमों के या मण्डी क्षेत्र में प्रवृत्त उपविधियों के 
उपबन्धों में से किसी उपबंधन के उल्लंघन में किया है, तो वह किसी भी ऐसे कारबार के 
स्थान, भाण्डागार, कार्यालय, स्थापन या गोदाम में, जिनके बारे में उस व्यक्ति के पास, जिसे 
कि उपधारा (1) के अधीन सशक्त किया गया है, यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा 
व्यक्ति वहॉ अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रखता है या ऐसे वक्त ने अधिसूचित कृषि उपज 
का स्टॉक तत्समय रख रखा है, प्रवेश कर सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा। 

धारा 32 - अनुज्ञप्तियाँ मंजूर करने की शक्ति-- (1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक 
व्यक्ति, जो मंडी क्षेत्र में कार्य करना चाहता हो, पंजीयन को मंजूरी या उसके नवीकरण के 
लिए मंडी समिति को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि उपविधियों द्वारा 
विहित की जाये, आवेदन करेगा। 


के लिए "नकल 


को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी की नियमों में विहित 
किया जाए, आवेदन करेगा। हु 


धारा 33-ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख)- 


इस प्रकार कय किए जाने की am में, केता, मंडी समिति को लागू दर पर मंडी 
शुल्क का भुगतान करने हेतु दायी होगा: 

परन्तु संबंधित मंडी प्रांगण /उपमंडी प्रांगण में इस तरह की थोक खरीदी, एक माह 
में तीन से अधिक बार नहीं की जा सकेगी।. 


धारा ३-क की उपधारा (6)— । 

संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज, मंडी प्रांगण के बाहर Sar को विकीत 
की जाएगी जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित किया जाए। ऐसी कृषि उपज के केता द्वारा 
मंडी फीस धारा-19 के अधीन fata की गई दरों पर ऐसी रीति में देय होगी, जैसी कि 
उपविधियों द्वारा विहित की जाए। । 


धारा 43 की उपधारा (1)- 


प्रत्येक मंडी समिति, बोर्ड को अपनी सकल प्राप्तियों के, जिसमें अनुज्ञप्ति फीस तथा 
मण्डी फीस समाविष्ट है, चालीस प्रतिशत से अनधिक इतने ग्रतिशत का, जो कि राज्य 
सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर घोषित करे, प्रति तीन मास में भुगतान करेगी। इस 
प्रकार भुगतान की गई तथा संग्रह की गई रकम “छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि” 
कहलाएगी | ह 
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छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुए समस्त धन किसी सहकारी बैंक में, 
'जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 41 (1) के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं अथवा 
डाक घर में अथवा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे बैंकों में से किसी में जमा किया जायेगा। 


धारा 44 के खण्ड (बारह)-- 

राज्य सरकार की पूर्वानुमति से/या निर्देश पर बोर्ड मिन्‍न-भिन्‍न कृषक कल्याणोन्मुखी 
गतिविधियों (कृषक हित) के लिये अपनी सकल वार्षिक आय का अधिकतम पन्द्रह प्रतिशत तक 
राशि उपयोग कर सकेगा । 


धारा 69-मण्डी फीस से छूट देने की शक्ति, 


धारा 69 की उपधारा (4) — 


राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, जो 
कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसी कृषि उपज को 
जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये मण्डी क्षेत्र में विकय के हेतु लाई गई हो या कय 
की गई हो या बेची गई हो, ऐसी कालावधि के fey, जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की 
. जाय, मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी । 


दिनेश शर्मा 
सचिव 
छत्तीसगढ़ विधान सभा 
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